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10.03.2026 को उत् तर के ललए ननयत 
पीएम-ई-बस सेवा-पेमेंट लसक्योररटी मैकेननज्म स्कीम 

 
2872. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रलसांह बारैयााः 
 
क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 
(क) 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट' (जीसीसी) मॉडल के अतंगगत ई-बसों के आवंटन (ववशषेकर गुजरात 
राज्य को) सहहत 'पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम' योजना के कायागन्ट्वयन की प्रगतत का राज्य-वार 
ब्यौरा क्या है; 
(ख) उक् त योजना के अतंगगत स्थावपत ‘पेमेंट ससक्योररटी फे्रमवकग ’ का ब् यौरा क्या है, जजसमें 
कायागन्ट्वयनकारी असभकरणों के रूप में 'कन्ट्वजेंस एनजी सववगसेज सलसमटेड’ (सीईएसएल) की 
भूसमका भी शासमल है; 
(ग) स्वीकृत बसों की तैनाती और संचालन के सलए तनर्ागररत समय-सीमा क्या है और उक् त 
स्कीम के अतंगगत प्रदान की जाने वाली संचालन सहायता की अवधर् ककतनी है; 
(घ) क्या सरकार ने ‘सावगजतनक पररवहन प्राधर्करणों’ (पीटीए) द्वारा चकू के मामले में देय रासश 
की वसूली के सलए भारतीय ररजवग बैंक के साथ 'डायरेक्ट डबेबट मैंडटे' तंत्र के संचालन की 
समीक्षा की है; और 
(ङ) यहद हां, तो तत्संबंर्ी ब्यौरा क्या है? 
 

उत् तर 
भारी उद्योग राज् य मांत्री 

(श्री भूपनतराजू श्रीननवास वमाा) 
 

(क) और (ख):    पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम स्कीम 28.10.2024 को अधर्सूधचत की गई थी। 
कायागन्ट्वयन की प्रगतत का वववरण तनम्नानुसार है: 

i.  स्कीम के हदशातनदेश और मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) प्रकासशत ककए गए। 
ii. 19 राज्यों/संघ राज्य क्षते्रों ने 10.12.2025 तक भारतीय ररज़वग बैंक को डायरेक्ट डबेबट 

मैंडटे (डीडीएम) प्रस्तुत ककया है। 
iii. हदनांक 28.02.2026 तक, पीएम-ईबस सेवा स्कीम के अतंगगत 6,228 बसों के सलए 

तनववदाएं पूरी हो चकुी हैं। 



iv. सावगजतनक पररवहन प्राधर्करणों (पीटीए) द्वारा 4720 बसों के सलए अनुबंर् पत्र जारी 
ककए जा चकेु हैं। 

v.  पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 बसों के सलए तनववदा प्रकिया पूरी हो चकुी है और 

2,900 बसों के सलए तनववदा प्रकिया जारी है। 

vi. ववत्त वषग 25-26 में पीएसएम फंड की स्थापना के सलए सीईएसएल को 500 करोड़ रुपये 
सवंवतररत ककए गए हैं। 

गुजरात राज्य में पीएम-ईबस स्कीम के तहत 750 बसों को मंजूरी दी गई है और पीटीए द्वारा 
555 बसों के सलए लेटर ऑफ अवाडग (एलओए) जारी ककए गए हैं। आवंहटत ई-बसों का राज्यवार 
वववरण तनम्न प्रकार है:  

क्र.
सां. राज्य/सांघ राज्य क्षेत्र 

बसों की सांख्या 
पीएम ई-ड्राइव 
(एमएचआई) 

पीएम-ईबस सेवा 
(एमओएचयूए) 

कुल 

1 गुजरात 1,800 750 2,550 
2 कनागटक 4,500 750 5,250 
3 महाराष्ट्र 2,500 1,609 4,109 
4 तेलंगाना 2,200 151 2,351 
5 हदल्ली 2,800 - 2,800 
6 आंध्र प्रदेश - 1,050 1,050 
7 मध्य प्रदेश - 972 972 
8 मेघालय - 55 55 
9 ओडडशा - 400 400 
10 पंजाब - 447 447 
11 पुडुचरेी - 75 75 
12 राजस्थान - 1,150 1,150 
13 जम्मू और कश्मीर - 200 200 
14 असम - 100 100 
15 उत्तराखडं - 137 137 
16 मणणपुर - 50 50 
17 अरुणाचल प्रदेश - 50 50 
18 गोवा - 50 50 
19 हररयाणा - 450 450 
20 बबहार - 400 400 



21 छत्तीसगढ़ - 240 240 
22 केरल - 293 293 
23 हहमाचल प्रदेश - 50 50 

24 
दादरा और नगर हवेली और 
दमन और दीव - 50 50 

25 चडंीगढ़ - 428 428 
26 लद्दाख - 48 48 

27 
अडंमान और तनकोबार द्वीप 
समूह 

- 45 45 

  कुल 13,800 10,000 23,800 
 

कन्ट्वजेंस एनजी सववगसेज सलसमटेड (सीईएसएल) इस स्कीम के सलए कें द्रीय कायागन्ट्वयन 
एजेंसी के रूप में कायग करती है, जो इलेजक्रक बस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुतनजश्चत 
करने के सलए समवपगत भुगतान सुरक्षा कोष का प्रबंर्न करती है। सीईएसएल ररयायत समझौतों 
और स्कीम हदशातनदेशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करेगा। सीईएसएल 
राष्ट्रीय स्तर पर सकल लागत अनुबंर् (जीसीसी) मॉडल के तहत तनधर् ववतरण और ई-बस 
संचालन के एकीकरण के सलए मानक संचालन प्रकियाओं (एसओपी) को ववकससत करने के सलए 
भी जजम्मेदार है। 

(ग):   पीएसएम स्कीम के तहत तैनात प्रत्येक बस के सलए 12 वषों तक भुगतान सुरक्षा 
कवरेज प्रदान ककया जाता है। आमतौर पर, बसों की तैनाती की समय-सीमा पीटीए और ओईएम 
के बीच सीए पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो वषग मानी जाती है।  

(घ) और (ङ):    02.03.2026 तक, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय ररज़वग बैंक को 
डायरेक्ट डबेबट मैंडटे (डीडीएम) प्रस्तुत ककया है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों या तो भारी उद्योग 
मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव स्कीम या आवासन एवं शहरी कायग मंत्रालय की (एमओएचयूए) 
पीएम-ई-बस सेवा स्कीम के अतंगगत भाग ले चकेु हैं। 

***** 

 


